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भारतीय भू-वै�ा	नक सव��ण 

17.1 सेवा �भार� क� वसूल  न होना 

भारतीय भूवै�ा	नक सव��ण, जयपुर 'वारा बकाया रा)श वसूल करने के )लए 

तं,ा-व.ध तैयार करने म1 -वफल रहने के प3रणाम4व5प `1.67 करोड़ के सेवा 

�भार� क� वसूल  नह ं हुई।  

भारतीय भूवै�ा�नक सव��ण (जीएसआई), देश म� भू- व�ान आंकड़ो को तैयार 

करने तथा अनुर�ण करने के 'लए )ाथ'मक *प से उ-तरदायी है। इसके 

अ�त1र2त, जीएसआई )भार3 क4 अनुसूची (एमओसी) के आधार पर रा8य 

सरकार/के:; सरकार के काया<लय3 को सेवाएं )दान करता है। एसओसी  

समय-समय पर 1975, 1981, 1992 एवं 2001 म� संशोDधत क4 गई थी। 

2001 क4 वत<मान एसओसी अ)ैल 2001 से लागू है। एसओसी के आधार पर 

जीएसआई तथा सबंDधत  वभाग/प1रयोजना के बीच एक सं�ापन-पG (एमओयू) 

हHता�1रत होता है तथा )भार तदनुसार वसूल Iकए जाते हJ। जीएसआई और 

उसके 2लाइ:ट के बीच हुए एमओयू क4 शतM के अनुसार Hथल पर वाHत वक 

जांच, जांच क4 कुल अनुमा�नत लागत का 50% )ाNत करने पर आरंभ क4 

जानी थी िजसे अDPम के *प म� प1रभा षत Iकया जाता है। �ेRGय जांच पूण< 

होने के पSचात ् 1रपोट< को 60 Vदन3 के भीतर अ�ंतम *प Vदया जाना था। 

जीएसआई ने 2लाइ:ट  वभाग को अ�ंतम Rबल )Hतुत करना था तथा अ�ंतम 

Rबल के अनुसार समHत लागत वसूल करन ेके पSचात ्जांच क4 1रपोट< 2लाइ:ट 

 वभाग को दW जानी थी। इस )कार जीएसआई का 2लाइ:ट  वभाग को अ�ंतम 

Rबल )Hतुत करने तथा 1रपोट< सXपने से पहले समHत लागत वसूल करने का 

उ-तरदा�य-व था। इसके अ�त1र2त, सामा:य  व-तीय �नयमावलW-2005 के 

�नयम 12 म� अ:य बात3 के साथ-साथ यह भी )ावधान है Iक कोई सरकारW 

रा'शयां पया<Nत कारण3 के Rबना लिYबत नहWं रखी जाएंगी।  

अ'भलेख3 क4 संवी�ा करने पर वष< 2014-15 क4 अवDध के 'लए अपर 

महा�नदेशक पिSचम जोन जीएसआई, जयपुर काया<लय क4 लेखापरW�ा के दौरान 

)कट हुआ Iक जीएसआई ने 1978-79 से 2013-14 क4 अवDध के दौरान 
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2लाइ:ट  वभाग3 के साथ सव��ण काय< हेतु कई एमओयू �न^पाVदत Iकए। 

तथा प, एमओयू के अनसुार Iकए गए सव��ण काय< के )�त `1.67 करोड़ के 

सेवा )भार बकाया थे।  

लेखापरW�ा ने यह भी पाया Iक बकाया सेवा )भार3 क4 वसूलW हेतु संबंDधत 

 वभाग3 को न तो समय पर अनुHमारक जारW Iकए गए और न हW मामला 

उ`च अDधका1रय3 के साथ उठाया गया। इस )कार, अ�ंतम Rबल3 को समयबb 

*प म� )Hतुत करने म� जीएसआई क4 Vढलाई के कारण तथा 2लाइ:ट  वभाग3 

के उ`च अDधका1रय3 साथ मामला आगे बढ़ाने म� कमी के कारण `1.67 करोड़ 

क4 बकाया रा'श का संचय हो गया था (31 माच< 2016 को)। 

)बंधन ने उ-तर Vदया (जुलाई/अगHत 2016) Iक: 

• काय< अDPम )ाNत होन े पर हW आरंभ Iकया गया था तथा Iकए गए 

काय< के eयौरे तकनीक4  वगं fवारा उपलeध कराने तथा  वशषे 

प1रयोजना के एमओयू क4 )�त बजट अनुभाग म� देने के बाद बजट 

अनुभाग fवारा Rबल तैयार Iकए गए थे।  

• अDधकतर Rबल समय पर )Hतुत Iकए गए थे तथा )च'लत )भार3 क4 

अनुसूची के अनुसार तैयार Iकए गए थे तथा अ�ंतम Rबल प1रयोजना के 

समापन के पSचात ् हW भेजे गए थे। तथा प, कुछ प1रयोजनाओं म� 

)शास�नक कारण3 से  वलYब हुआ था।  

•  वसूलW न होने के कारण3 म� से एक कारण यह था Iक सभी 

प1रयोजनाएं पुरानी थी तथा ब:द हो चुक4 हJ।   

)बंधन का उ-तर Hवीकाय< नहWं है 2य3Iक: 

• सूDचत मामल3 म� Rबल3 के जारW करने तथा उनके अनुवत<न म� कमजोर 

आंत1रक �नयंGण के कारण सेवा )भार समय पर वसूल नहWं Iकए जा 

सके।  वभाग ने अDPम *प म� शुhक के संPहण तथा काय<-समािNत पर 

शुhक क4 शीi वसूलW हेतु कोई तंG वDध तैयार नहWं क4 थी।  
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• तकनीक4  वगं तथा बजट अनुभाग के बीच सम:वय क4 कमी थी 

िजसके प1रणामHव*प Rबल3 को जारW करने म�  वलंब हुआ।  

• सभी 2लाइ:ट सरकारW  वभाग हW थे जहाँ पर स�म )ाDधकारW के 

अनुमोदन से हW काय< सXपे गए है तथा इस )कार क4 वसूलW न होन ेके 

'लए कोई कारण नहWं होने चाVहए।  

इस )कार, रा'शय3 क4 तीk वसूलW के 'लए एक )भावशालW )Ilया हेत ुकोई 

उपाय करने म�  वफल रहने के कारण 31 माच< 2016 तक `1.67 करोड़ क4 

बकाया रा'श का सचयंन हुआ।  

अगH त 2016 म� मामले क4 सूचना मंGालय को दW गई थी; उनका उ- तर 

जनवरW 2017 तक )तीo�त था। 


